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SC ने रिश्वत लेने वाले विधायकों की छूट खत्म की       
सात न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को घोषणा की कि संसदीय विशेषाधिकार और छू ट उन विधायकों को प्रभावित नहीं करेगी जो आपराधिक मुकदमे
से संसद या राज्य विधानमंडल में वोट देने या बोलने के  लिए रिश्वत लेते हैं।
इससे पहले पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह घोषणा करते हुए छू ट दी थी कि रिश्वत लेने वाले कानून निर्माता को भ्रष्टाचार के  मुकदमे से छू ट दी गई है यदि
वे आगे बढ़ते हैं और सहमति के  अनुसार सदन में मतदान करते हैं या बोलते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियाँ थीं: - "विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा भूमि के  कें द्रीय कानून से छू ट का दावा करने के  लिए प्रवेश द्वार नहीं
हैं..."
 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "विधानसभा के  सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय प्राथमिक लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है।"
 रिश्वतखोरी का अपराध उस बिंदु पर पूरा होता है जब विधायक रिश्वत स्वीकार करता है
 प्रधानमंत्री ने राजनीतिक वंशवाद की आलोचना करते हुए कहा कि देश की जनता उनका परिवार है
 राजद के  लालू प्रसाद की उस टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कि उनका कोई परिवार नहीं है।
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में एक रैली में कहा, ''140 करोड़ लोग'' उनका परिवार हैं.
 उन्होंने 'मेरा भारत मेरा परिवार' का ऐलान करते हुए कहा कि पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, 'मैं मोदी का परिवार हूं।'
 प्रधानमंत्री ने रिश्वत लेने पर सांसदों और विधायकों को मिली छू ट खत्म करने के  सुप्रीम कोर्ट के  फै सले का स्वागत किया।
 भाजपा ने "मोदी का परिवार" अभियान शुरू किया है और सदस्यों ने इसे अपने वॉलपेपर के  रूप में लगाया है।
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शाह से बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं : लद्दाख के  नेता     
लद्दाख के  नागरिक समाज के  नेताओं ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के  साथ बैठक की
लेकिन ''बैठक का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला. गृह मंत्री के  साथ यह उनकी पहली बैठक थी.''      

क्या आप स्पैम और धोखाधड़ी कॉल से थक गए हैं? चाकसू पर मुक़दमा दायर करो       
दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोमवार को दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के  लिए एक प्लेटफॉर्म चक्षु लॉन्च किया। डीओटी ने अपनी घोषणा में कहा कि
sancharsarthi.gov.in /sfc पर उपलब्ध सुविधा नागरिकों को "सक्रिय रूप से" ऑनलाइन धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने की अनुमति देगी।
 प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को बैंक खाते, भुगतान वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, के वाईसी अपडेट, समाप्ति, निष्क्रियता, सरकारी
अधिकारियों और या रिश्तेदार के  रूप में प्रतिरूपण, सेक्सटॉर्शन से संबंधित धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा।
 डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म भी लॉन्च किया गया, जो "दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों" सोशल मीडिया
प्लेटफ़ॉर्म, दस्तावेज़ जारी करने वाले अधिकारियों की पहचान आदि के  बीच डेटा साझा करने के  लिए एक गैर-सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म होगा।
अश्विनी वैष्णव ने कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) के  लॉन्च का भी संके त दिया, एक ऐसी सुविधा जो इसके  साथ पंजीकृ त उपयोगकर्ताओं को उन्हें कॉल
करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम देखने की अनुमति देगी। टेलीकॉम कं पनी ने चेतावनी दी थी कि यह लोगों के  गोपनीयता अधिकारों पर प्रतिकू ल प्रभाव
डालेगा।

प्रधानमंत्री ने कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया      
कलपक्कम में पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार कलपक्कम में भारत के  पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) में "कोर लोडिंग" की शुरुआत
के  गवाह बने।
 भारत में अधिकांश रिएक्टर दबावयुक्त जल रिएक्टर हैं। 2003 में सरकार ने भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप विकसित करने के  लिए
भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) को नियुक्त किया।
 इसके  संचालन के  साथ भारत रूस के  बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को व्यावसायिक रूप से संचालित करने वाला दूसरा देश बन जाएगा।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) - एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है।
 भारत में वर्तमान रिएक्टर ईंधन के  रूप में यूरेनियम - 235 का उपयोग करते हैं।
 एफबीआर भारत के  तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरा चरण है।

एसबीआई को चुनावी बांड के  विवरण का खुलासा करने के  लिए 30 जून तक का समय लगता है     
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पोल बॉन्ड पर अपने आदेश में 6 मार्च तक चुनाव आयोग को पोल बॉन्ड की जानकारी देने को कहा था.
 एसबीआई ने व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए 30 जून तक का समय मांगा है.      
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जो बिडेन, डोनाल्ड ट्रम्प सुपर मंगलवार को प्राथमिक दौड़ जीतने के  लिए तैयार हैं       
17 अमेरिकी राज्य मंगलवार, 5 मार्च को अपने प्राइमरी और कॉकस मतदान के  लिए जाएंगे।
 रिपब्लिकन पक्ष में, डायमंड ट्रम्प के  पास निक्की हीली के  रूप में के वल एक प्रतिद्वंद्वी है।
 जबकि डेमोक्रे ट की ओर से जो बिडेन निर्विरोध चुनाव लड़ रहे हैं 

       WORLD     

जंगली जंबो द्वारा महिला की हत्या के  बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठा       
के रल के  इडुक्की जिले में सोमवार को एक जंगली हाथी ने एक वृद्ध महिला को कु चल दिया.
 दो महीनों में यह पांचवीं घटना है मुन्नार वन प्रभाग पिछले दो महीनों में यह पांचवीं घटना है।
 के रल में मानव पशु संघर्ष एक बड़ी समस्या है। हाल के  वर्षों में ऐसे हजारों मामले हुए हैं जब जंगली जानवरों ने फसलों को नष्ट कर दिया है।
 इसके  कु छ कारणों में शामिल हैं:

         (1) खेती का बढ़ता क्षेत्र वन्यजीवों के  आवास को कम कर रहा है।
         (2) संरक्षण प्रयासों के  कारण हाथियों और बाघ जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि।
         (3) वन्यजीव क्षेत्रों के  निकट बसने वाले लोग।
         (4) जंगली सूअर और मोर जैसे विपुल प्रजनकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

  States        

हिमाचल की महिलाओं को ₹1500 मासिक सहायता, सीएम ने कहा       
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह ₹1500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह 'इंदिरा गांधी प्यारी
बहना सम्मान निधि योजना' के  तहत है।
 इस योजना का वादा कांग्रेस ने चुनाव से पहले किया था।

के रल कर्मचारियों को वेतन देने के  लिए संघर्ष कर रहा है, निकासी की सीमा ₹50,000 तक है       
के रल सरकार ने सोमवार को राज्य कर्मचारियों को वेतन देना शुरू कर दिया है, लेकिन तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए ₹50,000 की दैनिक
निकासी सीमा को रोक दिया है।
 के रल सरकार गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है के रल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कें द्र सरकार फं ड का ₹57400 करोड़ रोक रही है। कें द्र इससे
इनकार कर रहा है. कें द्र ने के रल पर वित्तीय कु प्रबंधन का आरोप लगाया है.
अगली सुनवाई 5 मार्च को है.

कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु कै फे  विस्फोट मामला कें द्रीय एजेंसी को सौंपा       
बेंगलुरु पुलिस ने रामेश्वर कै फे  ब्लास्ट मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया है।

उत्तराखंड कै बिनेट ने नुकसान की लागत वसूलने को मंजूरी दी       
उत्तराखंड कै बिनेट ने उत्तराखंड (सरकार) और निजी संपत्ति क्षति की वसूली (अध्यादेश) अधिनियम, 2024 का एक अध्यादेश पारित किया।
अधिनियम में प्रावधान है कि दंगों या विरोध प्रदर्शन के  दौरान निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को इसका भुगतान करना होगा। उन पर 8
लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
 उत्तर प्रदेश और हरियाणा में समान कानून हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को मतदान के  अधिकार को बहाल कर दिया       
संघीय अमेरिकी अदालत ने पहले कै पिटल हिल घटना के  कारण ट्रम्प को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
 सुप्रीम कोर्ट ने संघीय अदालत के  फै सले को खारिज कर दिया 




